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गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 सितम्बर , 2005 
सं. IV/ 12013/9/2004 - सीएसआर . -- यत: भारत सरकार के न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में भारत की जनता को हर समय भ्रष्टाचार मुक्त , 
पारदर्शी एवं उत्तरदायी सरकार देने और हर समय जिम्मेदार एवं क्रियाशील प्रशासन देने की दृढ़ वचनबद्धता की गई है । 

2. और यत: न्यूनतम साझा कार्यक्रम में क्षेत्रीय विकास, केन्द्र - राज्य संबंध शीर्ष के अंतर्गत सरकार की एक प्रतिबद्धता यह है कि दो 
दशक पहले सरकारिया आयोग द्वारा केन्द्र - राज्य संबंधों के मुद्दे की पिछली बार जांच किए जाने से अब तक भारत की राज्य व्यवस्था और अर्थ 
व्यवस्था में हुए भारी परिवर्तनों के मद्देनजर केन्द्र -राज्य संबंधों के मुद्दों की जांच के लिए एक नया आयोग गठित किया जाएगा ; 

____ 3. अतः , अब, इस वचनबद्धता को पूरा करने के लिए, संघ सरकार , एतद्द्वारा, एक आयोग गठित करने का संकल्प करती है जिसे केन्द्र 
राज्य संबंध आयोग कहा जाएगा । 

4 . इस आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 
(i ) आयोग भारत के संविधान के अनुसार संघ और राज्यों के बीच विद्यमान व्यवस्थाओं के कार्य संचालन, अपनाए जा रहे स्वस्थ 

दृष्यंतों, विधायी संबंधों, प्रशासनिक संबंधों सहित सभी क्षेत्रों में शक्तियों, कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में न्यायालयों के विभिन्न 
निर्णयों, राज्यपालों की भूमिका, आपातकालीन उपबंधों, वित्तीय संबंधों, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, पंचायती राज 
संस्थाओं, अंतर्राज्य नदी जल सहित संसाधनों के बंटवारे की जांच और समीक्षा करेगा और व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में 

रखते हुए ऐसे परिवर्तनों अथवा उपायों की सिफारिश करेगा जो उपयुक्त हों । 
( ii ) केन्द्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं के कार्य संचालन की जांच और समीक्षा करते समय और अपेक्षित परिवर्तनों और 

उपायों की सिफारिशें करते समय आयोग उन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखेगा जो पिछले वर्षों, खासतौर पर 
पिछले दो दशकों में हुए हैं और योजना तथा संविधान के ढांचे का पूरा सम्मान करेगा । ऐसी सिफारिशें आवश्यक होंगी जिनसे 
देश की एकता और अखण्डता को सुदृढ़ करते हुए लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सुशासन सुनिश्चित करने की नई 
चुनौतियों से निपटा जा सके और नई सहस्त्राब्दि के प्रारंभिक दशकों में गरीबी और अशिक्षा के उन्मूलन के लिए सतत तथा तीव्र 

आर्थिक विकास के नए अवसर प्राप्त किए जा सकें । 
( iii ) उपरोक्त के संबंध में जांच और सिफारिशें करते समय आयोग द्वारा निम्नलिखित का विशेष ध्यान रखा जाएगा किंतु वह अपने 

अधिदेश को इन तक ही सीमित नहीं रखेगा : 
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( क ) साम्प्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा के बड़े पैमाने पर एवं दीर्घकाल तक जारी रहने के दौरान अथवा अन्य किसी ऐसे 

सामाजिक संघर्ष, जिसके फलस्वरूप दीर्घकालिक व तीव्र हिंसा हुई हो , के दौरान राज्यों की तुलना में केन्द्र की भूमिका 
उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार । 


( ख ) बड़ी परियोजनाओं की योजना तथा कार्यान्वयन में राज्यों की तुलना में केन्द्र की भूमिका, उत्तरादायित्व और क्षेत्राधिकार 

जैसे कि नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना जिन्हें पूरा होने में आमतौर पर 15 - 20 वर्ष लगेंगे और ये पूरी तरह राज्यों 
के समर्थन पर निर्भर हैं । 


( ग ) संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त निकायों सहित पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को निर्धारित 

अवधि के भीतर शक्तियों एवं स्वायत्तता के प्रभावी प्रत्यायोजन को बढ़ावा देने में राज्यों की तुलना में केन्द्र की भूमिका, 

उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार । 
( घ ) जिला स्तर पर स्वतंत्र नियोजन एवं बजट बनाए जाने की अवधारणा और प्रथा को बढ़ावा देने में राज्यों की तुलना में केन्द्र 

की भूमिका, उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार । 
( 3 ) विभिन्न प्रकार की केन्द्रीय सहायता को राज्यों की भूमिका के साथ सम्बद्ध करने में राज्यों की तुलना में केन्द्र की भूमिका, 

उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार । 
( च ) पिछड़े राज्यों के पक्ष में सकारात्मक विभेद के आधार पर दृष्टिकोण तथा नीतियों को अंगीकार करने में केन्द्र की भूमिका , 

दायित्व तथा क्षेत्राधिकार । 


( छ ) विशेष रूप से केन्द्र से निधियों के अंतरण पर राज्यों की अधिक निर्भरता को देखते हुए केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय 

संबंधों के बारे में 8वें से 12वें वित्त आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों का प्रभाव । 
( ज ) मूल्य संवर्धित कर प्रणाली की शुरूआत होने के पश्चात माल के उत्पादन तथा बिक्री पर अलग - अलग कर लगाए जाने . 

की आवश्यकता तथा प्रासंगिकता । 


( झ ) एक एकीकृत एवं अखण्डित घरेलू बाजार स्थापित करने के उद्देश्य से तथा सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 

XVIII में दी गई इसकी सिफारिशों को स्वीकार करने में राज्य सरकारों की अनिच्छा के संदर्भ में भी अन्तर - राज्य व्यापर 
को मुक्त करने की आवश्यकता । 


( अ ) एक ऐसी केन्द्रीय विधि प्रवर्तन एजेंसी स्थापित किए जाने की आवश्यकता जो उन अपराधों की जांच करने के लिए 

अधिकृत हो जिनकी अन्तर - राज्य तथा/ अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्याप्ति हो एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ते हों । 
( ट ) राज्यों में केन्द्रीय बलों की, जब और जहां परिस्थितियों की ऐसी मांग हो , स्वतः तैनाती के उद्देश्य से अनुच्छेद 355 के 

___ अंतर्गत एक समर्थक विधायन की व्यवहार्यता । 
___ 5. इस आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे । अध्यक्ष और सदस्यों के नाम अलग से अधिसूचित किए 


- 
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जाएंगे । 


6. श्री धीरेन्द्र सिंह, आई.ए.एस. ( कर्नाटक : 68 ) ( सेवानिवृत्त ) को दो ( 2 ) वर्षों की अवधि के लिए अथवा आयोग के कार्यकाल तक , 
एतद्द्वारा केन्द्र - राज्य संबंध आयोग के सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

7. आयोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं का स्वयं निर्धारण करेगा और आयोग , यदि ऐसा करना आवश्यक 
समझता है तो उन मामलों की जांच अथवा छानबीन ऐसे तरीकों तथा व्यक्तियों द्वारा करा सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे । भारत सरकार के मंत्रालय 
तथा विभाग समय - समय पर अयोग द्वारा यथावांछित सूचना और दस्तावेज आयोग को उपलब्ध कराएंगे तथा सहायता प्रदान करेंगे । भारत सरकार को 
विश्वास है कि राज्य सरकारें तथा संघ क्षेत्र प्रशासन और अन्य संबंधित आयोग को अपना पूर्ण सहयोग और सहायता देंगे । 


8. | आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । 


9. | आयोग दो वर्षों के अन्दर अपना कार्य पूरा करेगा और सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । 


ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 30th September, 2005 


No . IV / 12013 /9 / 2004 - CSR - Whereas the Common Minimum Programme (CMP ) of the Government of India has 
made a solemn pledge to the people of India to provide a government that is corruptionfree, transparent and accountable 
at all times and to provide an administration that is responsible and responsive at all times , 

2 . And whereas one of the commitments of the Government in the CMP under the heading “Regional Development, 
Centre-State Relations is to set up a new Commission to look into the issues of Centre- State relationskeeping in view the 
sea - changes thathave taken place in the polity and economy of India since the Sarkaria Commission had last looked at the 
issue of Centre - State Relations over two decades ago ; 


3. Now , therefore, in fulfilment of that pledge, the Union Government hereby resolves to set up a Commission , 
which willbe known as the Commission on Centre -State Relations. 


4 . The terms of reference of the Commission will be as follows : 


(1) The Commission will examine and review the working of the existing arrangements between the Union 

and States as per the Constitution of India , the healthy precedents being followed , various pronouncements 
of the Courts in regard to powers, functions and responsibilities in all spheres including legislative 
relations, administrative relations, role ofGovernors, emergency provisions, financial relations, economic 
and social planning, Panchayati Raj institutions , sharing of resources , including inter -state river water 
and recommend such changes or other measures as may be appropriate keeping in view the practical 
difficulties. 


(ii) In examining and reviewing theworking of the existing arrangements between the Union and States and 

making recommendations as to the changes and measuresneeded , the Commission will keep in view the 
social and economic developments that have taken place over the years particularly over the last two 
decades and have due regard to the scheme and framework of the Constitution. Such recommendations 
would also need to address the growing challenges of ensuring good governance for promoting the 
welfare of the people whilst strengthening the unity and integrity of the country , and of availing emerging 
opportunities for sustained and rapid economic growth for alleviating proverty and illiteracy in the early 
decades of the new millennium . . 


(in ) While examining and making its recommendations on the above, the Commission shall have particular 

regard , but not limit its mandate to the following : 


(a ) The role, responsibility and jurisdiction of the Center vis-a -vis States during major and prolonged 

outbreaks of communal violence, caste violence or any other social conflict leading to prolonged 
and escalated violence . 


(b ) The role, responsibility and jurisdiction of the Center vis - a - vis States in the planning and 

implementation of theMega Projects like the inter -linking of rivers , that would normally take 15 — 

20 years for completion and hinge vitally on the support of the States . 
(c) The role , responsibility and jurisdiction of the Center vis -a- vis States in promoting effective 

devohition of powers and autonomy to Panchayati Raj Institutions and Local Bodies including the 
Autonomous Bodies under the 6th Schedule of the Constitution within a specified period of time. 


(d) The role, responsibility and jurisdiction of the Center vis-a- vis States in promoting the concept and 

practice of independent planning and budgeting atthe District level. 
(e) The role, responsibility and jurisdiction of the Center vis-a -vis States in linking Central assistance 

of various kinds with the performance of the States. 


(1) The role , responsibility and jurisdiction of the Centrx in adopting approaches and policies based 

on positive discrimination in favour ofbackward States . 
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(g ) The impact of the recommendations made by the 8th to 12th Finance Commissions on the fiscal 

relations between the Centre and the States, especially the greater dependence of the States on 
devolution of funds from the Centre . 


(h ) The need and relevance of separate taxes on theproduction and on the sales of goods and services 

subsequent to the introduction of Value Added Tax regime. 


(1) The need for freeing inter- State trade in order to establish a unified and integrated domestic market 

as also in the context of the reluctance of State Governments to adopt the relevant Sarkaria 
Commission s recommendation in Chapter XVIII of its report . 


0 


The need for setting up a Central Law Enforcement Agency empowered to take up suo motu 
investigation of crimes having inter -State and /or international ramifications with serious implications 
on national security. 


(k ) The feasibility of a supporting legislation under Article 355 for the purpose of suo motu development 

of Central forces in the States if and when the situation so demands, 


5. The Commission shall consist of a full time Chairperson and four full- timeMembers. The names of the Chairperson 
and the Members would be notified separately. 

6 . ShriDhirendra Singh , IAS (KN : 68 ) (Retired ) is hereby appointed as Secretarty of the Commission on Centre 
State Relations for a period of two (2 ) years or till the tenure of the Commission . 


7. The Commission will devise its own procedure for the discharge of its functions, and the Commission may, if it 
deems it necessary so to do , have investigation or examination of such matters as itmay deem fit to be made in such manner 
and by such persons as it may consider appropriate . The Ministries and Departmens of the Government of India shall 
furnish such information and documents and provide assistance as may be required by the Commission from time to time. 
The Government of India trusts that the State Governments and the Union Territory Administrations and others concerned 
will extend their fullest cooperation and assistance to the Commission . . 


8. The Headquarters of the Commission will be at New Delhi. 
9. The Commission will complete its work and submit its report with recommendationswithin two years. 


A . K . SRIVASTAVA , Jt. Secy. 
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